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NEW DELHI , MONDAY , APRIL 3 , 2023 / CHAITRA 13 , 1945 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 2023 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों 
में मानको के रखरखाव संबंधी उपाय ) विनियम , 2023 


मि . सं . 1-18 / 2021 ( सीपीपी- II ) . – जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) को विश्वविद्यालयों में 
उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया गया है ; 


जबकि महाविद्यालय की स्वायत्तता व्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता के संवर्धनमें महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है ; 


जबकि आयोग ने , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करते हुएविश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों 
में मानकों के रखरखाव संबंधीउपाय ) विनियम , 2018 को अधिसूचित किया है ; 


और जबकि देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता संबंधित करने के लिए महाविद्यालयों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने 
की आवश्यकता है । 


इसलिए , अब , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथास्वायत्त 
महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय ) विनियम , 2018 का निवर्तन करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान 


( 1 ) 
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आयोग अधिनियम , 1956 की धारा 12 के खंड ( ञ ) के साथ पठित धारा 26 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( च ) और ( छ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारानिम्नलिखित विनियम बनाता है : 


2 


2.1 

2.2 

2.3 

2.4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2.8 


1. संक्षिप्त शीर्षक , अनुप्रयोग और प्रवर्तन : 

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने और स्वायत्त 
महाविद्यालयों में मानकोंके रखरखाव संबंधी उपाय ) विनियम , 2023 कहा जाएगा । 


1.2 ये विनियम उन सभी महाविद्यालयों / संस्थानों पर लागू होंगे जो देश के विश्वविद्यालयो से संबद्ध है अथवा उनके 
संघटक महाविद्यालय है , तथा जो स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं । 


1.3 ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशितकी तिथि से प्रभावी होंगे । 
2. परिभाषाएं : 

इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : 

" शैक्षणिक परिषद " से अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय की शैक्षणिक परिषद से है । 

" अधिनियम " से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 से है । 

" अध्ययन मंडल ( बोर्ड ऑफ स्टडीज ) से अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालयविभाग के अध्ययन मंडल से है । 
' महाविद्यालय ' से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान से है जिसे इसी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए , और जो 
किसी विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों के अनुरूप 
स्नातक तथा / अथवा स्नातकोत्तर तथा / अथवा पीएच.डी. प्रोग्राम चलाता है तथा जिसे ऐसे प्रोग्राम / पाठ्यक्रम की शिक्षा 
प्रदान करने तथा अध्ययनरत मौजूदा विद्यर्थियों को ऐसी योग्यता प्रदान करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए सक्षम माना गया है । 

" आयोग " से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) से है । 

" वित्त समिति " से अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय की वित्त समिति से है । 


, 


2.5 

2.6 

2.7 " शासी निकाय " से अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय के शासी निकाय से है , जो न्यास परिषद या प्रबंधन बोर्ड 
अथवाकार्यकारिणी समिति या प्रबंधन समिति से भिन्न है । 


" मूल निकाय " से अभिप्राय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी , अथवावर्तमानमें 
लागूकेंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित एक संस्था कॉर्पोरेट , अथवा कंपनीअधिनियम , 2013 
की धारा 8 के तहत पंजीकरण ट्रस्ट या कंपनी सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण या कोई विश्वविद्यालय ( उनके 
द्वारा संचालित महाविद्यालय / संस्थान के लिए ) से है । 


2.9 

" अधिसूचना " से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तताका दर्जा प्रदान करने के बाद एक 
महाविद्यालय को स्वायत्त संस्थान घोषित करने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना से है । 
2.10 " मूल विश्वविद्यालय " से अभिप्राय उस विश्वविद्यालय से है जिससे महाविद्यालय संबद्ध है या जिसका संबंधित 
महाविद्यालय एक संबद्ध संघटक है । 

2.11 " सांविधिक निकाय " से अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय के सांविधिक निकाय से है । 

2.12 


" सांविधिक परिषद " से अभिप्राय उच्चतर शिक्षा के संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने 
अथवाअनुरक्षण के लिए तत्समय लागू किसी भी नियम के तहत गठित निकाय , जैसे कि तकनीकी शिक्षा के लिए 
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( एआईसीटीई ) , राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ( एनएमसी ) , भारतीय दन्त 
परिषद ( डीसीआई ) , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ( एनसीटीई ) , भारतीय विधि परिषद ( बीसीआई ) , भारतीय 
उपचर्या ( नर्सिंग ) परिषद ( आईएनसी ) , या संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय से है । 

2.13 स्थायी समिति से अभिप्राय 3 या अधिक सदस्यों वाली एक समिति से है । 

2.14 आईक्यूएसी से अभिप्राय आयोग द्वारा बनाए गए यू.जी.सी के विनियमों और आयोग द्वारा आईक्यूएसी पर जारी 
दिशानिर्देशोंके अनुसार स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा स्थापित आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठसे है । इन 
दिशानिर्देशों को समय - समय पर संशोधित किया जा सकता है 
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3. स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका , निबंधन और शर्ते : - सामान्य रूप से स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका , निबंधन एवं 
शर्ते और विनियमों के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित होंगी : 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3.1 वर्तमान पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों की समीक्षा करना , तथा अपने स्वयं के पाठ्यक्रम / अध्ययन प्रोग्राम और पाठ्यचर्या की 
पुर्नसरचना , पुनर्रचना करना तथा विहित करना । 


समय - समय पर यथा संशोधित डिग्रियों के विनिर्देशन , 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा 
विनिर्दिष्ट नामों के भीतर नए पाठ्यक्रम / कार्यक्रम तैयार करना । 


3.2 

3.3 विद्यार्थियों के प्रदर्शनका मूल्यांकन , परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की अधिसूचना की पद्धतियों को विकसित 

करना । 


3.4 परिणाम घोषित करना , अंक तालिका और अन्य प्रमाण पत्र जारी करना , हालांकि , मूल विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि 
प्रमाण पत्र पर महाविद्यालय के नाम के साथ उपाधि प्रदान की जाएगी । 

3.5 स्वायत्त महाविद्यालयों को मूल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । 

3.6 आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार / राष्ट्रीय नीति के अनुरूप प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करना । 


3.7 स्वायत्त महाविद्यालयअपने स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार / सांविधिक परिषद् ( परिषदों ) के नियमोंजैसा कि लागू हो 
के अनुसार अपने स्तर पर शुल्क निर्धारित कर सकते हैं । 

3.8 अपनेस्वयं के शासी निकाय , अकादमिक परिषद , वित्त समिति और अध्ययनमंडल का गठन करना । 

3.9 सभी स्वायत्त महाविद्यालयों में शैक्षिक संकाय और प्राचार्य की नियुक्ति समय - समय पर यथासंशोधितविश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ( विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 
न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय ) विनियम , 2018 जो समय - समय पर 
संशोधित हो या इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किन्हीं अन्य 
विनियमोंके अनुसार की जाएगी । 


3.10 महाविद्यालय को प्रदत्तस्वायत्तता संस्थागत स्तर पर है तथायह आंशिकस्तर पर प्रदत्त नहीं है और इसमेमहाविद्यालय 
द्वारा प्रदत्तसभी स्तर के कार्यक्रम जैसे स्नातक एवं स्नातकोत्तर शामिलशामिलहोगें । स्वायत्तता का दर्जा मिलने के 
बाद महाविद्यालय द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम स्वतः ही स्वायत्तता के दायरे में आ जाएंगे । 


3.11 पीएच.डी. कार्यक्रमपूर्णतः इस संबंध में समय - समय पर अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के 
अनुरूप से पेश किए जाएंगे । 


3.12 प्रारंभ में स्वायत्तता का दर्जा इन विनियमों के खंड 7 के अनुसार पांच या दस वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा । 
3.13 इन नियमों के खंड 8 के अनुसार आगे पांच या दस वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्तता के दर्जे को विस्तार दिया जाएगा । 
4. मूल विश्वविद्यालय की भूमिका : - सामान्य रूप से मूल विश्वविद्यालय की भूमिका इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन 
निम्नानुसार होगी : 


4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केपोर्टल पर स्वायत्तता के लिए महाविद्यालयके आवेदन की जांच करना और 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर 30 कार्य दिवसों के भीतर कारण / औचित्य सहित अपनी सिफारिशें देना । 
यदि मूल विश्वविद्यालय यू.जी.सी के पोर्टल पर 30 दिनों की समय सीमा के अन्दर कोई जवाब देने में विफल रहता है 
तो यह समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय को यू.जी.सी द्वारा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने हेतु आवेदन पर कार्यवाही 
करने में कोई आपत्ति नही है । 


के 

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के बाद एक स्वायत्त इकाई के रूप में 
कार्य करने के लिए 30 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करना । 


4.3 स्वायत्तता प्राप्ति के बाद महाविद्यालय स्वायत्तता संबंधी विशेष सुविधाओ का उपभोग करते हुए भी विश्वविद्यालय से 
संबंधता रखेगें । 

4.4 स्वायत्त महाविद्यालय के विभिन्न सांविधिक निकायों में नामांकन करना । 

4.5 इन नियमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना । 


4 

5. राज्य सरकार की भूमिका 

5.1 स्वायत्त महाविद्यालय के विभिन्न सांविधिक निकायों मेनामांकन करना । 


5.2 स्वायत्त महाविद्यालय राज्य सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए पात्र बने रहेंगे जैसा कि स्वायत्तता प्राप्ति के पूर्व मे 
अनुदान , यदि कोई हो , प्राप्त करते रहे है । 

5.3 नियमित और सतत आधार पर सभी स्वीकृत संकाय पदों को भरने के प्रयास करना । 

6. पात्रता 


6.1 

किसी भी विधा विशेष के संबद्ध या घटक महाविद्यालय , चाहे सरकारी , सहायता प्राप्त , आंशिक रूप से सहायता 
प्राप्त , या गैर - सहायता प्राप्त / स्व - वित्तपोषित , पात्र हैं , बशर्ते वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 ( च ) के 
अंतर्गतआते हों । 


6.4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6.2 महाविद्यालय कम से कम 10 वर्ष से अस्तित्व में रहा हो । 

6.3 महाविद्यालय एन . ए . ए . सी द्वारा प्रत्यायित हो अथवा एन . बी . ए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रम ( कार्यक्रमों ) के 
लिएअथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्धप्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित / प्राप्तांक प्राप्त हो । तथापि , 
यदि महाविद्यालयसंचालितकार्यक्रमों की संख्या तीन से कम हो , तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को एन . बी.ए मानदंडों के 
अनुसार प्रत्यायित होनाचाहिए । आवेदन के समय प्रत्यायन की स्थिति कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होना 
चाहिए । 

संघटक महाविद्यालयों को भी स्वतंत्र रूप से अलग से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा । 


आयोग इन विनियमों के खंड 6.2 और 6.3 से महाविद्यालय को छूट दे सकता है , बशर्ते वह निम्नलिखित फोकस 
क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित करना होः 


● 
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अद्वितीय अध्ययन के विषय , उदाहरण के लिए , विशेष शिक्षा , भारतीय ज्ञान प्रणाली , योग , रक्षा अध्ययन 

● 

देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रम 

भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में संलग्नता 

पर्यावरण संरक्षण 


● 


• कौशल विकास , खेल , भाषाओं के लिए समर्पित 

आयोग द्वारा इस प्रकार निर्धारित किसी भी अन्य अध्ययन के विषय / क्षेत्र ( क्षेत्रों ) | 


● 


7. स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करना 


7.1 इन नियमों के खंड 6 के अनुसार अर्हता को पूरा करने वाला स्वायत्तता प्राप्ति के इच्छुक कोई भी महाविद्यालय , वर्ष के 
दौरान किसी भी समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केपोर्टल परआवेदनकर सकता है । 


हालांकि , स्वायत्तता प्राप्ति / स्वायत्तता विस्तार के लिए प्रस्तावों के उन मामले में , जो इन विनियमोंकी अधिसूचना 
से पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विचाराधीन है . कोई नया आवेदन देने की 
आवश्यकता नहीं होगी , और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के अनुसार ऐसे सभी लंबित प्रस्तावों पर 
विचार करेगा , बशर्तें इन विनियमो की अधिसूचना के समय छह महीनों के लिए प्रत्यायन वैध है अथवा प्रत्यायन की 
वैधता अगर छह महीनो से कम हो तो पुर्नप्रत्यायन के लिए आवेदन किया जा चुका हो । 


7. 2. मूल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर स्वायत्तता के दर्जे के लिए महाविद्यालय के आवेदन 
की जाँच करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से 30 कार्य दिवसों 
के भीतर कारणों / औचित्य के साथ अपनी सिफारिशें देगा । यदि मूल विश्वविद्यालय 30 कार्य दिवसों के भीतर 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर जवाब नहीं देता है , तो यह मान लिया जाएगा कि मूल विश्वविद्यालय 
को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन की कार्यवाही पर कोई 
आपत्ति नहीं है । 
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7.3 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्थायी समिति स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के 
आवेदन की जांच करेगी । स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसका निर्णय 
मूल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सूचित किया जाएगा । 


7.4 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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महाविद्यालय को एन . ए . ए . सी द्वारा मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में या एन . बी . ए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रमों 
के लिएप्रत्यायन की स्थिति में ; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी से प्रत्यायित / प्राप्तांक प्राप्त 
होने की स्थिति मे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से शुरू में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्तता दर्जा दिया 
जाएगा ; हालांकि , यदि महाविद्यालय द्वारा संचालितकार्यक्रमों की संख्या अगर तीन से कम है , तो प्रत्येक पात्र 
कार्यक्रम को एनबीए मानदंडों के अनुसार प्रत्यायित होना चाहिए । आवेदन जमा करने के समय प्रत्यायन का दर्जा 
कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए । 


7.5 यदि महाविद्यालय को न्यूनतम ' ए ' ग्रेड ( एन . ए . ए . सी के 4 बिंदु स्केल पर 3.01 और उससे अधिक के स्कोर के साथ ) 
के साथ एन.ए.ए.सी द्वारा प्रत्यायित है , अथवा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए एन.बी.ए द्वारा 675 के न्यूनतम 
व्यक्तिगतस्कोर के साथ , अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समानुरूप 
प्रत्यायन ग्रेड / स्कोर के साथ प्रत्यायित हो तो उसे प्रारंभ में शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से दस वर्षों के लिए स्वायतता 
का दर्जा दिया जाएगा । हालांकि , यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम की संख्याअगर तीन से कम है , तो 
एन.बी.ए मानदंडों के अनुसार प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को 675 या अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए । आवेदन जमा करने 
के समय प्रत्यायन का दर्जाकम से कम एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए ।; 


7.7 


7.6 यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तताका दर्जा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के आवेदन कोकिसी 
भी कारण से अस्वीकृत कर दिया जाता है , तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर फिर से 
आवेदन करने के लिए पात्र होगा , लेकिन यहउसके पहले के आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि 
से पहले नहींकिया जा सकेगा । 


एक स्वायत्त महाविद्यालय , मूल विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालयों के पूर्व अनुमोदन से उसी मूल निकाय द्वारा चलाए 
जा रहे अन्य स्वायत्त महाविद्यालयो / संस्थानों के साथ विलय कर सकता है । 

8. स्वायत्तता के दर्जे का विस्तार 


8. 1 यदि किसी स्वायत्त महाविद्यालय कोउसके स्वायत्तता का दर्जा पूरा होने के अंतिम दिन एन . ए . ए . सी द्वारा अथवा 
एन . बी.ए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यायन प्राप्त है अथवा वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 
सूचीबद्ध प्रत्यायनएजेंसी सेप्रत्यायित है ; ( यदि महाविद्यालय द्वारा संचालित होने वाले कार्यक्रमों की संख्या तीन से 
कम है , तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को एन . बी.ए नियमों के अनुसार प्रत्यायित होनाचाहिए ) , तो महाविद्यालय अगले 
पांच वर्षों के लिए स्वायत्तताके दर्जा के विस्तार की प्राप्ति के लिए पात्र होगा , बशर्ते महाविद्यालय ने नीचे के खंड 8.3 
में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो । महाविद्यालय स्वायत्तता अवधि के पूरा होने से कम से कम तीन महीने 
पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर स्वायत्ता के दर्जे के विस्तार के लिए आवेदन करेगा । स्वायत्त 
महाविद्यालय स्वायत्ता के दर्जे के विस्तार के लिए अपने आवेदन के बारे में मूल विश्वविद्यालय को भी सूचित करेगा । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति स्वायत्त के दर्जे के विस्तार के लिए स्वायत्त महाविद्यालय के 
आवेदन की जांच करेगी । स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसका निर्णय 
मूल विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय को सूचित किया जाएगा । 


8.2 यदि एक स्वायत्त महाविद्यालय उसके स्वयत्तता की अवधि पूरी होने के अंतिम दिन एन . ए . ए . सी के 4 पॉइंट स्केल 
पर 3.01 और उससे अधिक के स्कोर के साथ न्यूनतम ' ए ' ग्रेड वाला के साथ प्रत्यायित है या एन.बी.ए द्वारा कम से 
कम तीन प्रोग्राम ( प्रोग्रामों ) के लिए अलग - अलग 675 के न्यूनतम स्कोर के साथ या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
के 
द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समनुरूप प्रत्यायन / स्कोर के साथ प्रत्यायित है ( यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा 
रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है , तो एन . बी . ए मानदंडों के अनुसारपात्रकार्यक्रम में से प्रत्येक को 675 या 
अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए ) तो महाविद्यालय अगले दस वर्षों के लिए स्वायत्तता के दर्जे के विस्तार के लिए पात्र 
होगा , बशर्ते महाविद्यालय ने नीचे खंड 8.3 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया हो । महाविद्यालय स्वायत्तता 
अवधि के पूरा होने से कम से कम तीन महीने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर स्वायत्तताके दर्जे के 
विस्तार के लिए आवेदन करेगा । स्वायत्त महाविद्यालय स्वायत्तता के दर्जे के विस्तार के लिए अपने आवेदन के बारे में 
मूल विश्वविद्यालय को भी सूचित करेगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति स्वायत्तता के दर्जे के 
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विस्तार के लिए स्वायत्त महाविद्यालय के आवेदन की जांच करेगी । स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा 
विचार किया जाएगा और इसका निर्णय मूल विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय को सूचित किया जाएगा । 
8.3 स्वायत्त महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद / एनबीए / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 
सूचीबद्ध प्रत्यायनएजेंसी द्वारा जारी किए गए प्रत्यायन प्रमाणपत्र में उल्लिखित प्रत्यायन अवधि के चरण की समाप्ति 
से छह महीने पहले पुन : प्रत्यायन के लिए आवेदन करना आवश्यक है । उनस्वायत्त महाविद्यालयों के लिए जिन्होंने 
प्रत्यायन अवधि के चरणकी समाप्तिसे छह महीने पहले पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है औरअगर मान्यता देने 
वाली संस्था द्वारा मान्यता प्रक्रिया में विलंब होता है , तो लगातार इन दोनो प्रत्यायनोके मध्य अंतरालकी अवधि माफ 
कर दी जाएगी । जिन स्वायत्त महाविद्यालयों ने प्रत्यायन अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले पुन : प्रत्यायन के 
लिए आवेदन नहीं किया है , उन्हें अंतिम प्रत्यायन चक्र की समाप्तिसे एक वर्ष के भीतर प्रत्यायनअवश्य प्राप्त करना 
चाहिए , अन्यथास्वायत्तता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी । 


8.4 यदि स्वायत्त महाविद्यालय उपरोक्त खंड 8.1 , 8.2 और 8.3 के अनुसार आवश्यक प्रत्यायन ग्रेड / स्कोर प्राप्त करने में 
विफल रहता है , तो ऐसे महाविद्यालय की स्वायत्तता स्वतः वापस ले ली जाती है , और स्वायत्तता की वापसी के 
बादमहाविद्यालय द्वारा स्वायत्तता माध्यम के तहत कोई नया नामांकन नहीं किया जाएगा । इस संबंध में मूल 
विश्वविद्यालय और / या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी भी पत्राचार की आवश्यकता नहीं होगी । स्वायत्तता 
वापस लेने के संबंध में मूल विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करने की जिम्मेदारी 
महाविद्यालय की होगी । हालांकि , स्वायत्तता के दर्जेकी समाप्ति केवल स्वायत्तता के समय में भर्ती किए 
गएविद्यार्थियों के अंतिम बैच के उत्तीर्णहोने के बाद ही प्रभावी होगी । 


8.5 ऐसे महाविद्यालय , जिनकी स्वायत्तता वापस ले ली जाती है , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर नई 
स्वायत्तता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे , लेकिन यह आवेदन स्वायत्तता वापस लेने की प्रभावी तिथि से एक वर्ष 
पहले नहींकिया जा सकेगा । 

9 . स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी 

9.1 महाविद्यालय की नियमित निगरानी के लिए स्वायत्त महाविद्यालय में आई . क्यू . ए . सी की स्थापना की जाएगी । 
आईक्यूएसी के साथ एक बाहरी सहकर्मी टीम होगी जिसके सदस्य कम से कम प्रोफेसर पद के 2 या अधिक सदस्य 
होंगे जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे । स्वायत्त महाविद्यालय के प्रदर्शन के संबंध में रिपोर्ट महाविद्यालय की वेबसाइट 
पर सार्वजनिक डोमेन पर भी डाली जाएगी । बाहरी सहकर्मी समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की 
जाएगी । 


9.2 


9.3 
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9.4 


9.5 


स्वयं के द्वारा अथवा आई . क्यू . ए . सी की बाहरी सहकर्मी टीम द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में अथवा स्वायत 
महाविद्यालय के विरूद्ध कोई सूचना / शिकायत प्राप्त होने पर , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जांच के लिए एक 
विशेषज्ञ समिति का गठन करके निरीक्षण कर सकता है और प्रबंधन को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके 
अधिसूचना के माध्यम से और स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके महाविद्यालय के स्वायत के दर्जे को रद्द कर सकता है । 


स्वशासी महाविद्यालय बिना चूके अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी , पाठ्यक्रमों केशुल्क , योग्यता 
सहित संकाय सदस्यों का विवरण और उनके यूनिक आईडी , प्रवेश प्रक्रिया , प्रासंगिक बुनियादी ढांचे का विवरण , 
स्वायत्त महाविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों के साथ सविवरण पी एच डी में नामांकित विद्यार्थी , यदि कोई 
हो , तो उनके नामांकन की तिथि , शोधविषय और पर्यवेक्षक के नाम साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा । 


स्वायत्त महाविद्यालय अपनी वेबसाइट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर अधिसूचित विभिन्न 
विनियमों में अनिवार्य रूप से विभिन्न समितियों / प्रकोष्ठों के सृजन की जानकारी देगा । स्वायत्त महाविद्यालय 
नियमित रूप से संविधिक निकायों की बैठकें आयोजित करेगा और बैठकों की कार्यवाहीको महाविद्यालय की 
वेबसाइट पर अपलोड करेगा । 


स्वायत्त महाविद्यालय ऐसे वेब पोर्टलों पर भी ऐसी जानकारी अपलोड करेगा जो आयोग द्वारा समय - समय पर 
विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं । 

10. नए पाठ्यक्रम शुरू करने से संबंधित मामले 

10.1 एक स्वायत्त महाविद्यालय , मूल विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रमाणपत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू 
करने के लिए स्वतंत्र होगा | स्वायत्त महाविद्यालय को इस प्रकार नए पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में मूल 
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विश्वविद्यालय को सूचित करना होगा । जहां कहीं भी आवश्यक हो , स्वायत्त महाविद्यालय और वैधानिक परिषद् 
( परिषदों ) के संबंधित वैधानिक निकायों की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए । प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्वायत्त 
महाविद्यालय की मुहर से जारी किए जाएंगे । 


10.2 स्वायत्त महाविद्यालय , जहां भी आवश्यक हो , स्वायत्त महाविद्यालय की अकादमिक परिषद और संबंधित सांविधिक 
परिषद् ( परिषदों ) के अनुमोदन से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एक नया डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए 
स्वतंत्र होगा , बशर्ते डिग्री का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित उपाधियो 
की विशिष्टीकरण के संबंध में अधिसूचना , 2014 के अनुरूप होगें । इस प्रकार के पाठ्यक्रम घंटों की संख्या , पाठ्यक्रम 
की विषय वस्तु और मानकों के संदर्भ में मूल विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / सांविधिक परिषद द्वारा 
निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करेंगे , और मूल विश्वविद्यालय को इन पाठ्यक्रमों के बारे में विधिवत रूप से 
सूचित किया जाएगा । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10.3 स्वायत्त महाविद्यालय पीएच.डी. डिग्री मूल विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति से शुरू कर सकता है । पीएच.डी. डिग्री 
कार्यक्रम के लिए समय - समय पर अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केविनियमो का मूल विश्वविद्यालय / 
स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए । 


10.4 स्वायत्त महाविद्यालय अपनी अकादमिक परिषद के अनुमोदन से अपने मौजूदा पाठ्यक्रम को पुनर्संरचित / पुर्नरचित 
कर समय - समय पर यथासंशोधित उपाधियों के विशिष्टीकरण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
अधिसूचना , 2014 के अनुसार पुनः नामकरण भी कर सकते है । इस प्रकार की कार्यवाही के संबंध में मूल 
विश्वविद्यालय को विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा । हालांकि , पाठ्यक्रम ( पाठ्यक्रमों ) का यह नामकरण पिछले 
बैचों पर लागू नहीं होगा । 

11. परीक्षा प्रकोष्ठ 

11.1 स्वायत्त महाविद्यालय में एक परीक्षा प्रकोष्ठहोगाऔर वह विद्यार्थी मूल्यांकन और परीक्षाओं के सभी अभिलेखों का 
रख - रखाव करेगा । 


12. स्वायत्त महाविद्यालय की शासन प्रणाली 

12.1 शैक्षणिक , वित्तीय और सामान्य प्रशासनिक मामलों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त 
महाविद्यालय में निम्नलिखित संविधिक निकाय होंगे : 

( क ) शासी निकाय 

( ख ) अकादमिक परिषद 

( ग ) अध्ययन मंडल 

( घ ) वित्तसमिति 

( शासी निकाय , न्यासी मंडल / प्रबंधन मंडल / कार्यकारी समिति / प्रबंधन समिति से अलग होता है । ) 

12.2 इसके अतिरिक्त , स्वायत्त महाविद्यालय में गैर संविधिक समितियो जैसे , योजना तथा मूल्यांकन समिति , शिकायत 
निवारण समिति , परीक्षा समिति , प्रवेश समिति , पुस्तकालय समिति , विद्यार्थी कल्याण समिति , आंतरिक शिकायत समिति , 
पाठ्येतर क्रियाकलापोसे संबंधितसमितितथा , अकादमिकलेखापरीक्षा समिति , इत्यादि होंगी । 

12.3 शासी निकाय : 

क . न्यास / समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों के शासी निकाय की संरचना 

श्रेणी 

प्रबंधन 


संख्या 

5 सदस्य उनमें 

सेएकअध्यक्ष होगा 

2 सदस्य 


1 सदस्य 


महाविद्यालय के शिक्षक 

महाविद्यालय का प्रशासनिक 
कर्मचारी 


स्वरूप 

मूल निकाय द्वारा अपने संविधान या उपनियमों के अनुसार 
मनोनीत 


प्राचार्य द्वारा क्रमावर्ती रूपसेवरिष्ठता के आधार पर 

नामनिर्दिष्ट 

प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी 
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1 सदस्य 

1 सदस्य 


1 सदस्य 

1 सदस्य 


ख . 


संख्या 

3 सदस्य , 

उनमें से एक 

अध्यक्ष होगा 

2 सदस्य 


1 सदस्य 

1 सदस्य 

1 सदस्य 

1 सदस्य 

1 सदस्य 


ग . 
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शासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय की संरचना 

श्रेणी 

शिक्षाविद , उद्योगपति , पेशेवर 


संख्या 

3 सदस्य 

जिसमे एक 

अध्यक्ष होगा 

2 सदस्य 


शिक्षाविद् या उद्योगपति 

राज्य सरकार का नामिति 


विश्वविद्यालय का नामिति 

महाविद्यालय के प्राचार्य 


● 


महाविद्यालय के शिक्षक 

महाविद्यालय का प्रशासनिक कर्मचारी 

शिक्षाविद् अथवा उद्योगपति 

राज्य सरकार का नामिति 

विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर 

महाविद्यालय के प्राचार्य 


श्रेणी 

शिक्षाविद , उद्योगपति , पेशेवर 


महाविद्यालय के शिक्षक 

महाविद्यालय का प्रशासनिक कर्मचारी 

राज्य सरकार का नामिति 

विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर 

महाविद्यालय के प्राचार्य 


प्रबंधन द्वारा नामनिर्दिष्ट 

कम से कम प्रोफेसर के पद पर आसीन शिक्षाविद अथवा 

उच्चतर शिक्षा निदेशालय / राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के राज्य 
सरकार के अधिकारी पद से कम नही 

विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट 

सदस्य सचिव 


विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संघटक महाविद्यालयों के शासी निकाय की संरचना 

स्वरूप 


स्वरूप 

राज्य सरकार द्वारा नामित , कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की 
योग्यता रखने वाले सिद्ध शैक्षणिक अभिरूचि वाले व्यक्ति 


प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती रूप से 
नामनिर्दिष्ट 

प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी 


प्राचार्य द्वारा दो वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट 

राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 

विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट 

सदस्य सचिव 
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विश्वविद्यालय द्वारा नामित , कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की 

योग्यता रखने वाले सिद्ध शैक्षणिक अभिरूचि वाले व्यक्ति 


1 सदस्य 

1 सदस्य 

1 सदस्य 

1 सदस्य 

कार्यकालः शासी निकाय का हर पांचवर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा । 

बैठकेंः शासी निकाय की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी । 

कोरम : न्यूनतम 50 % सदस्यों की उपस्थिति कोरम होगी । 

शासी निकाय के कार्य : 


प्राचार्य द्वारा क्रमावर्ती रूप से वरिष्ठता के आधार पर 
नामनिर्दिष्ट 

प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी 


राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 

विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट 

सदस्य सचिव 


संबंधित स्वायत्त महाविद्यालय के उपनियमों में वर्तमान उपबंधो के अधीन और राज्य सरकार / मूल विश्वविद्यालय द्वारा 
निर्धारित नियमों के अधीन , शासी निकायनिम्नवत् कार्य करेगा : 


जिन उद्देश्यों के लिए महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा दिया गया है , उन्हें पूर्ण करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय 
कोदिशानिर्देश देगा । 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 

अकादमिक परिषद की सिफारिशों के अनुसार संस्थान की छात्रवृत्ति , अध्येतावृत्ति , स्टुडेंटशिप , पदक , पुरस्कार और 
प्रमाण पत्र आरंभ करना । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्ययन के नए कार्यक्रमों कोअनुमोदित करना जिससे उपाधि अथवा डिप्लोमा प्रदान किए जा सकें । 

समय - समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप शासी 
निकाय / राज्य सरकार द्वारा सभी शिक्षण संकाय / प्राचार्यों की भर्तियां करना । 


● 
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• स्वायत महाविद्यालय के वार्षिक बजट को अनुमोदित करना । 

सभी अन्य कार्य निष्पादित करना तथा समितियां बनाना जिन्हेंस्वायत्त महाविद्यालय के समुचित विकास के लिए 
आवश्यक और उचित समझा जाएं । 

12.4 अकादमिक परिषद : 


अकादमिक परिषद की संरचना : 

1. प्राचार्य ( अध्यक्ष ) 

2. स्वशासी महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष 

3. स्वायत्त महाविद्यालय में सेवारतवरिष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती रूप से शैक्षिकस्टाफ केविभिन्न श्रेणियों का 
प्रतिनिधित्व करने वाले 4 शिक्षक 


4. उद्योग , वाणिज्य , विधि , शिक्षा , चिकित्सा , इंजीनियरिंग , विज्ञान इत्यादि जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 
स्वायत्त महाविद्यालय के बाहर के कम से कम चार विशेषज्ञ / शिक्षाविदजिन्हें शासी निकाय द्वारा नामित किया 

जाएगा । 


5 . 

विश्वविद्यालय के तीन नामिति जो कम से कम प्रोफेसर के स्तर के हों । 

6. स्वायत्त महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक 

7. प्राचार्य द्वारा नामित एक संकाय सदस्य ( सदस्य सचिव ) 

कार्यकालः मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । 

बैठकें : शैक्षणिक परिषद की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी । 

अकादमिक परिषद् के कार्य : 

( क ) अध्ययन के पाठ्यक्रम , शैक्षणिक नियमों , पाठ्यक्रम , पाठ्यचर्या तथा उनके संशोधन , निर्देशात्मक तथा 
मूल्यांकन व्यवस्था पद्धति उनसे संबंधित प्रक्रिया आदि के संबंध में अध्ययन मंडल के प्रस्तावो कोसंशोधन के 
साथ या संशोधन के बिना संवीक्षा करना तथा संशोधन करनाबशर्ते जहां किसी प्रस्ताव पर अकादमिक 
परिषद मतभेद रखती है , वहां संबंधित अध्ययन परिषद को रद्द / विचारार्थ का कारण बताते इसे वापस 
करने का अधिकार होगा । 

हुए 


( घ ) 

( ङ ) 


सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए , स्वायत्त महाविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में 
विद्यार्थियोंके प्रवेश के संबंध में नियम बनाना । 


( ग ) 

खेल , पाठ्येतर गतिविधियों , खेल के मैदानों और छात्रावासों के उचित रखरखाव और कामकाज के लिए 
नियम बनाना । 


अध्ययन के नए कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए शासी निकाय को संस्तुति करना । 

शासी निकाय संस्थान को छात्रवृत्ति , स्टुडेंटशिप , अध्येतावृत्ति , पुरस्कार तथा पदक और उन्हें प्रदान करने से 
संबंधित नियमो को शासी निकाय को संस्तुति करना । 


( च ) 

शैक्षणिक मामलों से संबंधित सुझावों पर शासी निकाय को सलाह देना । 

( छ ) शासी निकाय द्वारा दिए गए अन्य कार्यो को निष्पादित करना । 
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12.5 अध्ययन मंडल : 

अध्ययन मंडल की संरचना : 
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12.6 वित्त समितिः 

वित्त समिति की संरचना : 


1. संबंधित विभागाध्यक्ष ( अध्यक्ष ) | 

2. विभाग के सभी संकाय सदस्य । 

3. अकादमिक परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले मूल विश्वविद्यालय के बाहर से दो विषय विशेषज्ञ | 

4. स्वायत्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छह के सूची में से कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ । 

5. प्राचार्य द्वारा नामितउद्योग / कॉर्पोरेट क्षेत्र / संबद्ध क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि । 

6. प्राचार्य द्वारा महाविद्यालयके भूतपूर्व विद्यार्थियों में से एक सदस्य को नामितकिया जाएगा । 

7. जब भी विशेष अध्ययन के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने हों , स्वशासी महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञप्राचार्य 
द्वारा नामित किए जाएंगे । 

कार्यकालः मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । 

बैठकें : अध्ययन समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी । 

क्रिया कलापः 

अध्ययन मंडलअकादमिक परिषद को निम्नलिखित की सिफारिशें करेगा : 

( क ) अध्ययन के पाठ्यक्रम ; 

( ख ) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के उपाय ; 

( ग ) कोई अन्य शैक्षणिक मामला । 
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( क ) प्राचार्य ( अध्यक्ष ) | 

( ख ) एक व्यक्ति जो स्वायत्त महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा । 

( ग ) स्वशासी महाविद्यालय का वरिष्ठतम संकाय सदस्य को प्राचार्य द्वारा दो वर्षों के लिए क्रमावर्ती रूप से नामित 
किया जाएगा । 


( घ ) वित्त अधिकारी / स्वायत्त महाविद्यालय के वित्त एवं लेखा प्रभारी अधिकारी ( सदस्य सचिव ) 

कार्यकाल : वित्त समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । 


बैठकें : वित्त समिति की बैठकें हर छह महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी । 

वित्त समिति के कार्य : 


वित्त समिति निम्नलिखित पर विचार करने के लिए शासी निकाय के परामर्श समिति के रूप में निम्न कार्य करेगी : 
( क ) वित्तपोषक एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य अनुदान , शुल्क से होने वाली आय आदि से संबंधित बजट प्राक्कलन और 
( ख ) उपर्युक्त के लिए लेखापरीक्षित खाते संबंधी । 

13. विनियमों के उल्लंघन के परिणाम 


13.1 स्वायत्त महाविद्यालय प्रत्येक समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर बनाए गए और जारी किए 
गए विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे , उल्लघंन करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्त स्थिति को 
रद्द करने सहित दोषी स्वायत्त महाविद्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है । 


[ भाग III— खण्ड 4 ] 

14. व्याख्या 

14.1 इन विनियमों के संबंध में किसी भी विरोध या असंगति की स्थिति में , आयोग द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम और 
बाध्यकारी होगी । 


कठिनाइयों का निवारण 

15.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या / ओं के समाधान हेतु पूर्ण रूपेण 
अधिकृत है । 


Preamble 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . 
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2 . 


UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

NOTIFICATION 


प्रा . मनिष जोशी , सचिव 
[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 002 / 2023-24 ] 


New Delhi , the 3rd April , 2023 

University Grants Commission ( Conferment of Autonomous Status Upon Colleges and Measures for 
Maintenance of Standards in Autonomous Colleges ) Regulations , 2023 


F. No. 1-18 / 2021 ( CPP - II ) —Whereas the University Grants Commission ( UGC ) is mandated to 
coordinate and determine the standards of higher education in universities ; 


Whereus college autonomy is instrumental in promoting broad - based quality education and excellence ; 
Whereas the Commission , in exercise of its powers conferred by Section 26 of the UGC Act , 1956 , has 
notified the University Grants Commission ( Conferment of Autonomous Status upon Colleges and Measures for 
Maintenance of Standards in Autonomous Colleges ) Regulations , 2018 ; 


And whereas there is a need to promote the autonomy of colleges so as to enhance the quality of higher 
education in the country . 


Now , therefore , in supersession of the University Grants Commission ( Conferment of Autonomous Status 
upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges ) Regulations , 2018 and in 
exercise of the powers conferred by clause ( j ) of Section 12 read with clauses ( f ) and ( g ) of sub - section ( 1 ) of 
Section 26 of the University Grants Commission Act , 1956 , the University Grants Commission hereby makes 
the following Regulations : - 

Short title , application , and commencement : 

1.1 These Regulations shall be called the University Grants Commission ( Conferment of Autonomous 
Status upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges ) 
Regulations , 2023 . 


1.2 These Regulations shall apply to all Colleges / Institutions affiliated to or are constituent colleges of 
Universities in the country seeking the conferment of Autonomous College status . 

1.3 These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette . 
Definitions : - 

In these Regulations , unless the context otherwise requires 

2.1 " Academic Council " means the Academic Council of the Autonomous College 


2.2 " Act " means the University Grants Commission Act , 1956 

2.3 

2.4 

" Board of Studies " means the Board of Studies of a Department of the Autonomous College 
" College " means any institution ( affiliated College or constituent College ) , whether known as 
such or by any other name , which provides for undergraduate and / or postgraduate and / or Ph.D. 
programmes for obtaining any qualification from a university and which , in accordance with the 
rules and regulations of such University , is recognized as competent to provide for such 
programmes / courses of study and present students undergoing such courses of study for the 
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3 . 


2.8 


examination for the award of such qualification 

2.5 

" Commission " means the University Grants Commission ( UGC ) 

2.6 

" Finance Committee " means the Finance Committee of the Autonomous College 

2.7 " Governing Body " means the Governing Body of the Autonomous College , which is different 
from the Trust Board or the Board of Management or the Executive Committee or the 
Management Committee 


2.9 " Notification " means a notification issued by the parent University declaring a college as an 
autonomous one after the conferment of autonomous status by the UGC 


3.2 
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2.10 " Parent University " means the University to which the College concerned is affiliated or of 
which the College concerned is a constituent 

2.11 " Statutory body " means a statutory body of the Autonomous College 

2.12 " Statutory Council " means a body constituted under any law for the time being in force for 
determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education , such as the 
All India Council for Technical Education ( AICTE ) , National Medical Commission ( NMC ) , Dental 
Council of India ( DCI ) , National Council for Teacher Education ( NCTE ) , Bar Council of India ( BCI ) , 
Indian Nursing Council ( INC ) , or any other such body established under an Act of Parliament 

2.13 Standing Committee means a Committee comprising of 3 or more Members 

2.14 IQAC means Internal Quality Assurance Cell established by an Autonomous College in accordance 
with the UGC Regulations made by the Commission and the guidelines on IQAC issued by the 
Commission , as may be amended from time to time 


3.3 


ROLE , TERMS AND CONDITIONS OF AN AUTONOMOUS COLLEGE : The role , terms and 
conditions of an Autonomous College in general and subject to the provisions of Regulations will be as under : 
3.1 Review existing courses / programmes and , restructure , redesign and prescribe its 
own 
courses / programmes of study and syllabi . 
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3.4 


" Parent Body " means the Society registered under the Societies Registration Act 1860 , or a body 
corporate , established or incorporated under a Central or State Act for the time being in force , or 

a Trust or a Company registered under Section 8 of the Companies Act , 2013 ; the Government or 
local authority or any University ( for college / institution run by them ) 


3.5 

3.6 


3.8 

3.9 


- 


To announce results , issue mark sheets , and other certificates ; however , the degree shall be 
awarded by the parent University with the name of the College on the degree certificate . 

Autonomous colleges need not pay affiliation fees to the parent University . 

Prescribe rules for admission in consonance with the reservation policy of the state 
government / national policy . 

3.7 Autonomous Colleges may fix fees as per the norms of the State Government / Statutory Council ( s ) at 
their own level , as applicable . 

Constitute own Governing Body , Academic Council , Finance Committee , and Board of Studies . 

The teaching staff and Principal in all the Autonomous Colleges shall be appointed as per the 
University Grants Commission ( Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other 
Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards 
in Higher Education ) Regulations , 2018 as amended from time to time or any regulations notified 
by UGC in this regard from time to time . 


To formulate new courses / programmes within the nomenclature specified by UGC as per the 
Specification of Degrees 2014 as amended from time to time . 


Evolve methods of assessment of students ' performance , conduct of examinations , and notification of 
results . 


3.10 Autonomy granted to the College is at the institutional level and is not partial and shall cover the 
programmes at all levels of U.G. and P.G. offered by the College . The courses introduced by the 
College after the conferment of autonomous status shall automatically come under the purview of 
autonomy . 


3.11 Ph.D. programmes shall be offered strictly as per the UGC Regulations notified in this regard from 

time to time . 
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3.12 Autonomous status shall be granted initially for a period of five or ten years as per Clause 7 of 
these regulations . 

3.13 Further extension of autonomy shall be for a period of five or ten years as per Clause 8 of these 
regulations . 


4. ROLE OF THE PARENT UNIVERSITY : - The role of the parent University in general and subject to the 
provisions of Regulations will be as under : 

4.1 


5 . 


6 . 


7 . 


4.2 


4.3 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5.3 


To examine the application of the College for autonomous status on the UGC portal and give its 
recommendations , along with reasons / justification , within 30 working days on the UGC portal . If the 
parent University does not respond on the UGC portal within 30 working days , it shall be presumed that 
the parent University has no objection to the processing of the application by the UGC for conferment of 

autonomous status . 


The College , on attaining autonomous status will continue to be affiliated with the parent 
University but will enjoy the privileges of autonomy . 

4.4 

To provide nominees on various Statutory Bodies of the Autonomous College . 

4.5 To facilitate the implementation of these regulations . 

ROLE OF THE STATE GOVERNMENT 

5.1 

5.2 


Issue notification within 30 days for a college to function as an autonomous entity once the 
autonomous status is conferred on the College by UGC . 


To provide nominees on various Statutory Bodies of the Autonomous College . 

The autonomous colleges shall continue to be eligible to receive funds from the State Government as 
being done before the grant of autonomous status , if any . 

To make efforts to fill all sanctioned faculty positions on a regular and ongoing basis . 


ELIGIBILITY 


6.1 Affiliated or Constituent Colleges of any discipline , whether Government , aided , partially aided , 
or unaided / self - financing , are eligible , provided they are under Section 2 ( f ) of the UGC Act . 

6.2 The College should have at least 10 years of existence . 

6.3 

The College must be accredited either by NAAC ; or by NBA for at least three programme ( s ) ; or 
from a UGC - empanelled accreditation agency . However , if the number of programme ( s ) being run 
by the College is less than three , then each of the eligible programme must be accredited as per 
NBA norms . Accreditation status must be valid for at least one year at the time of application . 

The constituent colleges shall also undergo independent accreditation . 

6.4 The Commission may exempt a college from Clauses 6.2 and 6.3 of these Regulations , if it offers 
programmes in any of the following focus areas : 

unique discipline ( s ) , e.g. , special education , Indian knowledge system , yoga , defence studies 

addressing the strategic needs of the country 

engaged in the preservation of Indian cultural heritage 

preservation of the environment 

dedicated to Skill Development , Sports , languages 

any other discipline ( s ) / field ( s ) so determined by the Commission . 


CONFERMENT OF AUTONOMOUS STATUS 


7.1 A College fulfilling the eligibility as per clause 6 of these regulations , intending to become 
autonomous , shall submit the application on the UGC portal anytime during the year . 


However , in the case of proposals for the grant of autonomy / extension of autonomy , which have 
already been received and are under consideration by UGC before the notification of these regulations , no 
fresh application will be required , and UGC will consider all such pending proposals as per these 
Regulations , subject to the condition that the accreditation status is valid for six months at the time of 
notification of these Regulations or has applied for reaccreditation in case the validity of accreditation is 
less than six months . 
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8 . 


7.2 


7.4 


7.3 

A Standing Committee of UGC shall examine the application of the College for conferment of 
autonomous status . The recommendations of the Standing Committee shall be considered by the 
Commission and its decision may be communicated to the parent University and the College . 


7.5 


7.6 


7.7 
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The parent University will examine the application of the College for autonomous status on the 
UGC portal and give its recommendations along with reasons / justification within 30 working days 
from the date of submission of the application on the UGC portal . If the parent University does not 
respond on the UGC portal within 30 working days , it shall be presumed that the parent University 
has no objection to the processing of the application by the UGC for conferment of autonomous 

status . 
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8.2 


Autonomous status shall be granted initially for a period of five years from the commencement of 
an academic session in case the College is accredited either by NAAC ; or by NBA for at least 
three programme ( s ) ; or from a UGC - empanelled accreditation agency . However , if the number of 
programme ( s ) being run by the College is less than three , then each of the eligible programme 
must be accredited as per NBA norms . Accreditation status must be valid for at least one year at 
the time of application submission ; 


Autonomous status shall be granted initially for a period of ten years from the commencement of 
an academic session in case the College is accredited either by NAAC with a minimum ‘ A ’ Grade 
( with a score of 3.01 and above on a 4 - point scale of NAAC ) or by NBA for at least three 
programme ( s ) with a minimum score of 675 individually , or a corresponding accreditation 
Grade / score from a UGC empanelled accreditation agency . However , if the number of 
programme ( s ) being run by the College is less than three , then each of the eligible programme as 
per NBA norms , should secure 675 or more marks . Accreditation status must be valid for at least 
one year at the time of application submission ; 


An autonomous College can merge with another autonomous college ( s ) / institution ( s ) run by the same 
Parent Body of the Autonomous Colleges , with the prior approval of the Parent University / Universities . 
EXTENSION OF AUTONOMOUS STATUS 


If the application of a College for the conferment of autonomous status is rejected by the UGC for 
any reason whatsoever , the College shall be eligible to reapply on UGC portal , but not before one 
year from the date of rejection of its earlier application . 


8.1 If an autonomous college has accreditation either by NAAC ; or by NBA for at least three 
programme ( s ) ; or from a UGC - empanelled accreditation agency ; ( if the number of programme ( s ) 
being run by the College is less than three , then each of the eligible programme should be 
accredited as per NBA norms ) on the last day of completion of Autonomy period , the College 
shall be eligible for grant of an extension of autonomous status for further five years , provided that 
the College has followed the procedure stipulated in clause 8.3 below . The College shall apply for 
extension of autonomous status on the UGC portal at least three months before the completion of 
the autonomy period . The Autonomous College shall also inform the Parent University about its 
application for the extension of autonomous status . Standing Committee of UGC shall examine 
the application of the Autonomous College for extension of autonomous status . The 
recommendations of the Standing Committee shall be considered by the Commission and its 
decision may be communicated to the parent University and the Autonomous College . 


If an autonomous college has NAAC with a minimum ' A ' Grade with a score of 3.01 and above 
on a 4 - point scale of NAAC or by NBA for at least three programme ( s ) with a minimum score of 
675 individually or a corresponding accreditation Grade / score from a UGC empanelled 
accreditation agency ( if the number of programme ( s ) being run by the College is less than three , 
then each of the eligible programme as per NBA norms should secure 675 or more marks ) on the 
last day of completion of Autonomy period , the College shall be eligible for grant of an extension 
of autonomous status for further ten years , provided that the College has followed the procedure 
stipulated in clause 8.3 below . The College shall apply for extension of autonomous status on the 
UGC portal at least three months before the completion of the autonomy period . The 
Autonomous College shall also inform the parent University about its application for the extension 
of autonomous status . Standing Committee of UGC shall examine the application of the 
Autonomous College for extension of autonomous status . The recommendations of the Standing 
Committee shall be considered by the Commission and its decision may be communicated to the 
parent University and the Autonomous College . 


8.3 Autonomous colleges are required to apply for reaccreditation six months before the end of the 
cycle of accreditation period as mentioned in the Accreditation Certificate issued by National 
Assessment and Accreditation Council / NBA / UGC empanelled accreditation agency . For 
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9 . 


10 . 


8.4 

In case Autonomous College fails to obtain the required accreditation Grade / score as per clauses 8.1 , 
8.2 and 8.3 above , the autonomy to such College stands automatically withdrawn , and no fresh 
admissions will be done under autonomy mode after withdrawal of autonomous status . No 
communication from the parent University and / or UGC will be needed in this regard . It will be the 
responsibility of the College to inform the parent University and UGC regarding the withdrawal of 
autonomy . However , for students admitted during autonomy period , such withdrawal shall take 
effect only aft the last ch of students enrolled under autonomy passes out . 


8.5 
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Autonomous Colleges which have applied for reaccreditation six months before the end of the 
cycle of accreditation period , in case there is a delay in the accreditation process by the accrediting 
body , the delay period between two consecutive accreditations shall be condoned . Autonomous 
colleges that have not applied for reaccreditation six months before the end of the accreditation 
period should get the accreditation within one year from the end of the last accreditation cycle , 
failing which the autonomy automatically stands withdrawn . 


Such Colleges whose autonomy is withdrawn shall be eligible to apply for fresh autonomy on UGC 
portal , but not before one year from the effective date of withdrawal of autonomy . 

MONITORING OF AUTONOMOUS COLLEGES 


9.2 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9.1 IQAC shall be established in the Autonomous College for regular monitoring of the College . The 
IQAC shall have an external Peer Team comprising of 2 or more members who shall be 
academicians of repute not below the rank of Professor . The report regarding the performance of 
the Autonomous College shall also be put on the public domain on the website of the College . The 
external peer review shall be conducted at least once in a year . 


9.3 


9.4 


On its own or in case of an adverse report by the external peer team of IQAC or on receipt of any 
information / complaint , UGC may cause an inspection by constituting an Expert Committee for 
scrutiny and may revoke the autonomous status of the College after giving due opportunity of 
hearing to the management by way of notification and by passing a speaking order . 


The Autonomous College shall , without fail , upload on its website , information regarding the 
courses offered by it , the fees for the courses , the details of the faculty along with qualification and 
unique ID , the admission procedure , the details of relevant infrastructures , research activities of 
the Autonomous College along with the details of Ph.D. students enrolled , if any , with the date of 
enrolment , topics and supervisor . 


The Autonomous College shall also put on its website the constitution of various Committees / Cells 
as mandated in the various UGC Regulations notified from time to time . The Autonomous College 
shall conduct the meetings of the statutory bodies regularly and upload the minutes of the meetings 
on the college website . 


9.5 The Autonomous College shall also upload such information on such web portals as may be specified 
by the Commission , from time to time . 

MATTERS REGARDING STARTING OF NEW COURSES 

10.1 An autonomous college is free to start certificate or diploma courses without prior approval of the 
parent University . The Autonomous College should inform the parent University about the 
introduction of such new courses . Approval of the concerned statutory bodies of the Autonomous 
College and Statutory Council ( s ) should be obtained , wherever required . Certificates and Diplomas 
shall be issued under the seal of the Autonomous College . 


10.2 An autonomous college is free to start a new degree programme ( s ) at undergraduate and 
postgraduate levels with the approval of the Academic Council of the Autonomous College and 
concerned Statutory Council ( s ) , wherever required , provided the nomenclature of the degree is in 
consonance with UGC Notification on Specification of Degrees , 2014 as amended from time to 
time . Such 
courses shall fulfill the minimum standards prescribed by the parent 
university / UGC / Statutory Council ( s ) in terms of number of hours , curricular content and 
standards , and the parent University shall be duly informed of such courses . 


10.3 An autonomous college can start Ph.D. programme with the prior approval of the parent 
University . UGC Regulations for Ph.D. programmes as notified from time to time , must be 
adhered to by the parent University / Autonomous College . 


10.4 An autonomous college may rename an existing course as per the UGC Notification on 
Specification of Degrees , 2014 , as amended from time to time after restructuring / redesigning it 
with the approval of the Academic Council of the Autonomous College . The parent University 
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11 . 


12 . 


11.1 Autonomous College shall have an Examination Cell and should maintain all the records of the 
student evaluations and examinations . 

GOVERNANCE OF AN AUTONOMOUS COLLEGE 

The autonomous College shall have the following statutory bodies to ensure proper management 
of academic , financial , and general administrative affairs : 

( a ) Governing Body 

( b ) Academic Council 

( c ) Board of Studies 

( d ) Finance Committee 

( The Governing Body is different from Trust Board / Board of Management / Executive Committee / 
Management Committee ) . 
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should be duly informed of such proceedings . However , this renaming of course ( s ) will not be 
applicable to previous batches . 

EXAMINATION CELL 


12.1 


12.2The Autonomous College shall in addition , have other non - statutory committees such as the Planning 
and Evaluation Committee , Grievance Redressal Committee , Examination Committee , Admission 
Committee , Library Committee , Student Welfare Committee , Internal Complaints Committee , Extra 
Curricular Activities Committee and Academic Audit Committee , etc. 


12.3 

GOVERNING BODY : 

A. Constitution of Governing Body of Colleges run by Trust / Society 


Number 

5 Members 
one of them 

to be 


Chairperson 

2 Members 


1 Member 


1 Member 


1 Member 


B. 


1 Member 


1 Member 
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Number 

3 Members 
one of them 
to be 


Chairperson 

2 Members 

1 Member 


1 Member 

1 Member 


Category 


Management 


Teachers of the College 


Nominated by the Principal based on seniority by rotation 

Administrative Staff of Administrative Officer / Senior administrative staff 
the College 

or Nominated by the management 

State Government nominee Academician not below the rank of professor or State 
Government official of Directorate of Higher Education / State 
Council of Higher Education 


Educationist 

industrialist 


University Nominee 


Principal of College 


Nature 

Nominated by the Parent Body as per its constitution or bye - laws 


Constitution of Governing Body of Government Colleges 

Category 


Educationist , Industrialist , 
Professional 


Nominated by the University 


Member Secretary 


Teachers of the College 

Administrative Staff of the 
College 

Educationist or industrialist 

State Government nominee 


Nature 

Nominated by the State Government , persons of proven 
academic interest with at least PG level qualification 


Nominated by the Principal on seniority by rotation . 
Administrative Officer / Senior administrative staff 


Nominated by the Principal for two years 

Nominated by the State Government 
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1 Member 

1 Member 


Number 

3 Members one 
of them to be 
Chairperson 

2 Members 

1 Member 


1 Member 

1 Member 

1 Member 


University Professor 

Principal of College 


C. Constitution of Governing Body of Constituent Colleges run by University 

Category 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Educationist , Industrialist , 
Professional 


Teachers of the College 
Administrative Staff of the 
College 

State Government nominee 


University Professor 

Principal of College 


4 . 


Nominated by the University 

Member Secretary 


Nature 


12.4 ACADEMIC COUNCIL : 


Nominated by the University , persons of proven academic 
interest with at least PG level qualification 


Nominated by the Principal on seniority by rotation . 
Administrative Officer / Senior administrative staff 


Term : The Governing Body shall be reconstituted every five years . 

Meetings : Meetings of the Governing Body shall be held at least once every six months . 

Quorum : Presence of a minimum 50 % of Members will be the quorum . 

Functions of the Governing Body : 

Subject to the existing provision in the bye - laws of the respective Autonomous College and rules laid down by 
the State Government / Parent University , the Governing Body shall : 


COMPOSITION OF ACADEMIC COUNCIL : 

1 . 

2 . 

3 . 
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Nominated by the State Government 

Nominated by the University 

Member Secretary 


Guide the Autonomous College while fulfilling the objectives for which the College has been 
granted autonomous status . 


Institute scholarships , fellowships , studentships , medals , prizes , and certificates on the 
recommendations of the Academic Council 


Approve new programmes of study leading to degrees and / or diplomas . 

All recruitments of Teaching Faculty / Principal shall be made by the Governing Body / state 
government as applicable in accordance with the policies laid down by the UGC and State 
Government from time to time . 


To approve the annual budget of the Autonomous College . 

Perform such other functions and institute committees as may be necessary and deemed fit for 
the proper development of the Autonomous College . 


The Principal ( Chairman ) 

All the Heads of Departments in the Autonomous College 

Four teachers of the Autonomous College representing different categories of teaching staff by 
rotation on the basis of seniority of service in the College . 


Not less than four experts / academicians from outside the Autonomous College representing 
such areas as Industry , Commerce , Law , Education , Medicine , Engineering , Sciences , etc. , are 
to be nominated by the Governing Body . 

5 . 

Three nominees of the University , not less than Professors . 

6 . 

The Controller of Examination of the Autonomous College 

7. A faculty member nominated by the Principal ( Member Secretary ) . 

Term : The term of the nominated members shall be three years . 

Meetings : Meetings of the Academic Council shall be held at least once every six months . 
Functions of the Academic Council : 
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( a ) To scrutinize and approve the proposals with or without modification of the Board of Studies 
with regard to courses of study , academic regulations , curricula , syllabi and modifications 
thereof , instructional and evaluation arrangements , methods , procedures relevant thereto , etc. , 
provided that where the Academic Council differs on any proposal , it shall have the right to 
return the matter for reconsideration to the Board of Studies concerned or reject it , after giving 
reasons to do so . 


( b ) 

To make regulations regarding the admission of students to different programmes of study in the 
Autonomous College , keeping in view the policy of the Government . 


( d ) 

( e ) 


( c ) To make regulations for sports , extra - curricular activities , and proper maintenance and 
functioning of the playgrounds and hostels . 

To recommend to the Governing Body proposals for the institution of new programmes of study . 

To recommend to the Governing Body institution of scholarships , studentships , fellowships , 
prizes , and medals , and to frame regulations for the award of the same . 

( f ) 

To advise the Governing Body on suggestions ( s ) pertaining to academic affairs . 

( g ) To perform such other functions as may be assigned by the Governing Body . 

12.5 BOARD OF STUDIES : 
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Composition of Board of Studies : 

1 . 

2 . 

3 . 


4 . 


( a ) 

( b ) 


[ PART III - SEC.4 ] 


( c ) 


( d ) 


Head of the Department concerned ( Chairperson ) . 

All faculty members of the Department . 

Two subject experts from outside the parent University are to be nominated by the Academic 
Council . 


5 . 

6 . 

7. Experts from outside the Autonomous College , whenever special courses of studies are to be 
formulated , to be nominated by the Principal . 

Term : The term of the nominated members shall be three years . 

Meetings : Meetings of the Board of Studies shall be held at least once every six months . 
Functions : 


The Board of Studies shall recommend the following to the Academic Council : 

( a ) Courses of studies ; 

( b ) Measures for the improvement of the standards of teaching and research ; 

( c ) Any other academic matter . 
12.6 FINANCE COMMITTEE : 

Composition of Finance Committee : 


One expert is to be nominated by the Vice - Chancellor from a panel of six recommended by the 
Autonomous College Principal . 


One representative from industry / corporate sector / allied areas to be nominated by the Principal . 

One member of the College alumni to be nominated by the Principal . 


The Principal ( Chairman ) . 

One person to be nominated by the Governing Body of the Autonomous College for a period of 
two years . 


One senior - most faculty member of the Autonomous College to be nominated in rotation by the 
Principal for two years . 


Finance Officer / Officer in - charge of Finance and Accounts of the Autonomous College ( Member 
Secretary ) 


Term : The term of the Finance Committee shall be three years . 

Meetings : Meetings of the Finance Committee shall be held at least once every six months . 
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13 . 


Functions of the Finance Committee : 

The Finance Committee shall act as an advisory body to the Governing Body to consider : 

( a ) Budget estimates relating to the grant received / receivable from funding agencies , income from 
fees , etc. and 


14 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14.1 


( b ) Audited accounts for the above . 

CONSEQUENCES OF VIOLATION OF REGULATIONS 

13.1 The Autonomous Colleges shall at all times adhere to UGC Regulations and Guidelines made and issued 
by the Commission from time to time , failing which UGC may take appropriate action against the 
defaulting Autonomous College including revoking of autonomous status . 

INTERPRETATION 


15. REMOVAL OF DIFFICULTIES 


In the event of any conflict or inconsistency with respect to these regulations , the interpretation given by 
the Commission shall be final and binding . 
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15.1 The Commission reserves the right to remove difficulty / difficulties in the course of implementation of 
these Regulations . 


Prof. MANISH JOSHI , Secy . 
[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 002 / 2023-24 ] 
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